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विषय: महाराष्ट्र में पिंक बॉल वर्म की समस्या

621. 
श्री हुसैन दलवईः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में हर साल कपास की फसल पर होने वाले पिंक बॉल वर्म नाशीजीव के हमले की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने नाशीजीव के हमले के कारण कपास के नुकसान का आकलन करने तथा हमले के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के हमले के कारण जिन किसानों की फसलों का नुकसान होता है, उन्हें मुआवज़ा देने के लिए कोई कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो मुआवजे के लिए लंबित मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) पिंक बॉल वर्म हमले के बाद उन सभी कपास-उत्पादक राज्यों में रसायन का छिड़काव किए जाने के कारण कितने किसानों की मौतें हुई हैं या उन्हें रसायनों के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) : जी हां,
(ख) : जी हां, महाराष्‍ट्र राज्‍य सरकार ने पिंक बॉल वर्म के कारण कपास के नुकसान का आकलन करने के लिए एक अध्‍ययन किया है। अध्‍ययन के अनुसार, पिंक बॉल वर्म का संक्रमण निम्‍न कारणों से होता है:
1) पिंक बॉल वर्म बी.टी. जीन का प्रतिरोध ।
2) लंबी अवधि के संकर की खेती । 
3) रिफ्यूजिया नॉन-बीटी कॉटन का गैर-अनुवालन ।
4) फूलों और फलों की अलग-अलग अवधि की अधिकांश संकर किस्‍में।
5) समय पर और उचित प्रबंधन को शुरू करने में की कमी।
6) नवंबर के महीने से आगे तक फसल का विस्‍तार करना । 
7) लंबी अवधि के लिए गिनिंग मिलों और मार्केट यार्ड में कच्‍चे कपास का भंडारण।
(ग) : जी हां, जैसा कि राज्‍य कृषि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, महाराष्‍ट्र सरकार ने प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में 3131.96 करोड़ रूपये की राशि वितरित की है।
इसके अलावा, महाराष्‍ट्र बीज अधिनियम, 2009 के तहत राज्‍य सरकार ने कपास बीज उत्‍पादक कंपनियों को प्रभावित किसानों को 1147 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया है। इसके जवाब में, कपास बीज उत्‍पादक कंपनियों ने उपर्युक्‍त क्षतिपूर्ति के आदेश के विरुद्ध मुम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय में रिट याचिका दायर की है। मुम्‍बई उच्‍च न्‍यायलय ने अंतिम फैसले तक क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 
(घ) : इस विभाग के पास पिंक बॉल वर्म हमले के बाद रासायनिक छिड़काव से मरने या प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने वाले किसानों की संख्‍या के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्‍ध नहीं है। हालांकि, महाराष्‍ट्र राज्‍य सरकार से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 में कीटनाशकों के सम्‍पर्क में आने के कारण क्रमश: 2787 और 1960 किसानों को अस्‍पताल में भर्ती होने तथा 63 और 11 किसानों की मृत्‍यु होने की सूचना प्राप्‍त हुई है।
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